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भारत में अंगदान में लैंग�िक असमानता
संदर्भ

•	 राष्ट्रीय अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) 
ने एक 10-बिंद ुपरामर्श जारी किया ह ैजिसमें कहा गया 
ह ैकि अगं प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रही महिला मरीजों 
और मतृक दाताओ ंके रिश्तेदारों को लाभार थ्ियों के रूप 
में प्राथमिकता दी जाएगी।

अंग दान की स्थिति

•	 अगं प्रत्यारोपण/दान एक शल्य प्रक्रिया ह ै जिसमें 
एक व्यक्ति से एक या एक से अधिक अगं, ऊतक या 
कोशिकाओ ं के समहू को निकालकर दसूरे व्यक्ति में 
प्रत्यारोपित किया जाता ह।ै 

•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनमुान ह ैकि प्रत्येक 
वर्ष वैश्विक स्तर पर 1,30,000 से अधिक ठोस अगं 
प्रत्यारोपण किए जाते हैं, लेकिन यह संख्या विश्वव्यापी 
आवश्यकता का केवल लगभग 10% ही परूा करती ह।ै

•	  ‘भारत का अंग प्रत्यारोपण विरोधाभास: महिलाए ं
सबसे अधिक दान करती हैं लेकिन सबसे कम प्राप्त 
करती हैं’ शीर्षक वाले एक लेख के अनसुार, NOTTO 
द्वारा जारी आकंड़ों के अनसुार 2019 से 2023 के बीच 
सभी जीवित अगं दाताओ ंमें से 63.8% महिलाए ंथीं। 

	� फिर भी, परुुषों को सबसे अधिक दान किए गए अगं 
प्राप्त हुए, जो कुल प्राप्तकर्ताओ ंका 69.8% थे।

अंग दान में लैंग�िक असमानता क्यों?

•	 पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदडं: कई परिवारों में 
महिलाओ ंको दखेभालकर्ता के रूप में सामाजिक रूप 
से प्रशिक्षित किया जाता ह ैऔर उनसे दसूरों के कल्याण 
के लिए “बलिदान” की अपेक्षा की जाती ह।ै

•	 आर थ्िक कारण: परुुषों को सामान्यतः मखु्य कमाने 
वाले के रूप में दखेा जाता ह।ै परिवार उनकी आय 
क्षमता को जोखिम में डालने से हिचकिचाते हैं।

•	 महिलाओ ंके स्वास्थ्य की उपेक्षा: परुुष मरीजों को 
प्रत्यारोपण प्राप्त करने के लिए अधिक प्राथमिकता दी 
जाती ह,ै जबकि महिला मरीज प्राप्तकर्ताओ ंके रूप में 
कम प्रतिनिधित्व करती हैं।

NOTTO परामर्श के मुख्य बिंदु

•	 राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सदुृढ़ करना: अगं/ऊतक 
प्रत्यारोपण या पनुः प्राप्ति में शामिल सभी अस्पतालों 
और कें द्रों को NOTTO द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री 
को डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

•	 जरूरतमंद दाता परिवारों को प्राथमिकता: मतृक 
दाताओ ंके निकट संबंधियों को, जो स्वयं अगं प्रत्यारोपण 
की प्रतीक्षा कर रह ेहैं, अगं आवंटन में प्राथमिकता दी 
जाएगी।

•	 लैंगिक असमानता को सबंोधित करना: अगं 
आवंटन मानदडंों में प्रतीक्षा सचूी में शामिल महिलाओ ं
को अतिरिक्त अकं प्रदान किए जाएगंे ताकि प्राप्तकर्ताओ ं
में लैंगिक असंतलुन को दरू किया जा सके।

•	 प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए स्थायी पद: राज्य 
सरकारों से अनरुोध किया गया ह ै कि वे सभी अगं 
प्रत्यारोपण या पनुः प्राप्ति करने वाले अस्पतालों में 
प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए स्थायी पद सजृित करें। 

	� समन्वयक दाता परिवारों को परामर्श दनेे, 
दस्तावेज़ीकरण प्रबंधन करने और प्रत्यारोपण 
प्रक्रिया को सचुारू रूप से संचालित करने में 
महत्वपरू्ण भमूिका निभाते हैं।

राष्ट् रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

•	 यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मतं्रालय के 
स्वास्थ्य सेवा महानिदशेालय के तहत स्थापित एक 
राष्ट्रीय स्तर का संगठन ह।ै 

•	 कार्य: NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क  प्रभाग दशे में 
अगं और ऊतक की प्राप्ति एवं वितरण तथा अगं और 
ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के समन्वय 
और नेटवर्किं ग की अखिल भारतीय गतिविधियों के 
लिए शीर्ष कें द्र के रूप में कार्य करेगा।

भारत में अंग दान से संबंधित कानून

•	 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994: इसका 
उद्देश्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अगंों को 
निकालने, संग्रहित करने और प्रत्यारोपित करने को 
विनियमित करना तथा मानव अगंों के व्यापार को रोकना 
ह।ै 
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	� यह जीवन दान की अनमुति दतेा ह,ै अधिकांश 

मामलों में, करीबी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-

बहन, बच्चे, जीवनसाथी, दादा-दादी, नाती-पोते से। 

	� दरू के रिश्तेदारों, ससरुाल वालों या लंबे समय से 

दोस्तों से परोपकारी दान अतिरिक्त जांच के बाद 

अनमुत होते हैं ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके 

कि कोई वित्तीय लेन-दने नहीं हुआ ह।ै 

	� असंबंधित व्यक्तियों से दान के लिए, उनके 

दीर्घकालिक संबंध या मित्रता को दर्शाने वाले 

दस्तावेज़ और फोटोग्राफिक प्रमाण अन्य सभी 

दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होते हैं।

•	 मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (THOT) 

नियम, 2014: ये नियम भारत में अगं प्रत्यारोपण 

अधिनियम, 1994 के अतंर्गत विशिष्ट दिशानिर्देश और 

सरुक्षा उपाय प्रदान करते हैं ताकि अगं व्यापार और 

तस्करी को रोका जा सके, मतृक दान को बढ़ावा दिया 

जा सके तथा नैतिक अगं प्रत्यारोपण को सगुम बनाया 

जा सके।

अंग दान से संबंधित तथ्य

•	 प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अगं दान दिवस 

के रूप में मनाया जाता ह ैताकि अगं दान के बारे में 

जागरूकता बढ़ाई जा सके।

•	 भारतीय अगं दान दिवस पहले प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर 

को मनाया जाता था, लेकिन 2023 से यह दिन 3 

अगस्त को मनाया जा रहा ह ैताकि भारत में 3 अगस्त 

1994 को हुए पहले सफल मतृक हृदय प्रत्यारोपण 

की स्मृति को चिह्नित किया जा सके।

•	 NOTTO ने जलुाई को अगं दान का महीना घोषित 

किया ह।ै

Source: TH

भारत और EAEU द्वारा मुक्त व्यापार 

समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए 

ToR पर हस्ताक्षर 

समाचार में

•	 भारत और यरेूशियन आर थ्िक संघ (EAEU) ने मास्को 

में एक मकु्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शरुू 

करने के लिए संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)

•	 यरेूशियन आर थ्िक संघ (EAEU) एक अतंरराष्ट्रीय 

संगठन ह ैजो क्षेत्रीय आर थ्िक एकीकरण के लिए स्थापित 

किया गया ह ैऔर इसकी अतंरराष्ट्रीय काननूी पहचान 

ह।ै 

•	 इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता को 

बढ़ावा दनेा और सदस्य दशेों की स्थिर आर थ्िक विकास 

में सहायता करना ह।ै 

•	 यह वस्तुओ,ं सेवाओ,ं पूंजी और श्रम की स्वतंत्र 

आवाजाही सनुिश्चित करता ह ै तथा अपने सदस्यों के 

बीच समन्वित नीतियों को अपनाता ह।ै 

•	 सदस्य देश: इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, 

किर्गिज़ गणराज्य और रूस शामिल हैं। 

	� संघ की सदस्यता किसी भी ऐसे दशे के लिए खलुी 

ह ैजो EAEU के उद्देश्यों और सिद्धांतों को साझा 

करता ह,ै और सदस्य दशेों द्वारा सहमत शर्तों पर 

शामिल हो सकता ह।ै

लाभ

•	 प्रस्तावित FTA से भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार 

पहुचं का विस्तार होने की उम्मीद ह,ै यह नए क्षेत्रों और 

भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को समर्थन दगेा, गैर-

बाजार अर्थव्यवस्थाओ ं के मकुाबले प्रतिस्पर्धात्मकता 
को बढ़ाएगा, और सकू्ष्म, लघ ु एवं मध्यम उद्यमों 
(MSMEs) को महत्वपरू्ण लाभ प्रदान करेगा।
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चुनौतियाँ

	� भारत-रूस व्यापार में 2022 में यकू्रे न पर रूस के 
आक्रमण के बाद उल्लेखनीय वदृ्धि हुई ह,ै विशषे 
रूप से अब रूस भारत के तेल आयात का 35–
40% हिस्सा बनाता ह,ै जो पहले 2% से भी कम 
था। 

	� हालांकि, भारत के रूस को निर्यात में केवल मामलूी 
वदृ्धि हुई ह,ै जिससे $60 बिलियन से अधिक का 
व्यापार घाटा उत्पन्न हो गया ह।ै 

	� इस समस्या को हल करने के लिए भारत फिर से 
रुपये-रूबल व्यापार तंत्र पर विचार कर रहा ह,ै 
जबकि पहले के प्रयास विफल रह ेथे। 

	� दसूरी ओर, रूस-चीन व्यापार सफलतापरू्वक घरेल ू
मदु्राओ ंमें स्थानांतरित हो चकुा ह।ै 

	� इस बीच, भारत को अमरेिका से भारी शलु्कों का 
सामना करना पड़ रहा ह,ै जिससे निर्यातकों को वस्त्र 
और दवा जैसे क्षेत्रों में रूस जैसे वैकल्पिक बाजारों 
की खोज करनी पड़ रही ह।ै 

	� वर्तमान में भारत रूस को मखु्य रूप से इजंीनियरिंग 
उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयाँ निर्यात करता ह।ै

	� रिपोर्टों में चतेावनी दी गई ह ैकि अमरेिका द्वारा 
शलु्कों में संभावित वदृ्धि—जो 50% तक 
पहुचँ सकती ह—ैभारतीय निर्यात पर गंभीर 
प्रभाव डाल सकती ह।ै

Source :PIB

संसदीय पैनल द्वारा विमानन सुरक्षा में 
खामियो ंपर चिता 
संदर्भ

•	 एक संसदीय स्थायी समिति ने विमानन सरुक्षा नियामक, 
नागरिक उड्डयन महानिदशेालय (DGCA) को परू्ण 
वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दनेे की सिफारिश 
की ह।ै

पहचानी गई प्रमुख चिताएँ

•	 DGCA में स्वायत्तता की कमी: मतं्रालय पर वर्तमान 
निर्भरता स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती 
ह;ै स्वायत्तता के बिना, DGCA एक तीव्रता से वदृ्धि 
होते बाजार में एक कमजोर अनपुालन निगरानी निकाय 
बन सकता ह।ै

•	 DGCA में गंभीर स्टाफ की कमी: DGCA में 
स्वीकृत कुल 1,063 पदों में से केवल 553 पद भरे 
गए हैं। यह आवश्यक जनशक्ति का लगभग 50% की 
“चौंकाने वाली कमी” दर्शाता ह।ै

•	 भर्ती में बाधाए:ँ यह क्षेत्र उद्योग-समान वेतन या प्रत्यक्ष 
भर्ती की पेशकश करने में असमर्थ ह।ै

•	 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCOs) सकंट: समिति ने 
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी और उनमें थकावट की 
समस्या को भी उजागर किया। 

	� साथ ही, भारत में नागरिक हवाई यातायात नियंत्रण 
का कार्य संभालने वाले भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण (AAI) की आलोचना की गई कि वह 
ATCOs के लिए निर्धारित ड्यटूी समय सीमा का 
पालन नहीं कर रहा ह।ै

•	 सचंालनात्मक और अवसरंचनात्मक अंतराल: 
विमान शामिल करने की गति हवाई अड्डों के विस्तार 
से अधिक ह,ै जिससे सवुिधाओ ंऔर सरुक्षा सीमाओ ंपर 
दबाव पड़ रहा ह।ै 

	� रनवे में बार-बार घसुपैठ, पक्षियों से टकराव और 
इजंन विफलताओ ं की घटनाए ं हो रही हैं, जिनके 
लिए प्रभावी समाधान नहीं अपनाए गए हैं।
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•	 आर थ्िक और रणनीतिक कमजोरियाँ: विदशेी 
रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सवुिधाओ ं

पर 85% निर्भरता रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न कर रही 

ह।ै 

	� पहाड़ी क्षेत्रों में हलेीकॉप्टर सरुक्षा में चकू हो रही 

ह,ै जिसका कारण एक समान नियामक ढांच ेऔर 

विशषे पायलट प्रशिक्षण की कमी ह।ै 

	� भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता के बीच वर्तमान 

असंतलुन, संचालनात्मक भार के साथ मिलकर, 

वाय ुक्षेत्र की सरुक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष एवं सतत 

खतरा उत्पन्न करता ह।ै

प﻿्रमुख सिफारिशें

•	 DGCA सधुार: परू्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता 

प्रदान की जाए; प्रत्यक्ष भर्ती और प्रतिस्पर्धी वेतन की 

अनमुति दी जाए।

•	 एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सरुक्षा: थकावट जोखिम 

प्रबंधन प्रणाली (FRMS) विकसित की जाए; स्टाफिंग 

ऑडिट किए जाए;ं AI-आधारित प्रणालियों के साथ 

स्वचालन को उन्नत किया जाए।

•	 क्षमता योजना: एक राष्ट्रीय क्षमता संरेखण योजना तैयार 

की जाए ताकि हवाई अड्डों की वदृ्धि को एयरलाइन बेड़े 

के विस्तार के साथ समन्वित किया जा सके।

•	 रखरखाव, मरम्मत और सचंालन (MRO) नीति: 

घरेल ूMRO क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए 

कर प्रणाली को तर्क संगत बनाया जाए और नीति समर्थन 

प्रदान किया जाए।

•	 सचंालनात्मक सरुक्षा: उच्च जोखिम वाली घटनाओ ं

के लिए मलू कारण विश्लेषण अनिवार्य किया जाए; 

सधुारात्मक कार्यक्रमों को सदुृढ़ किया जाए।

•	 हेलीकॉप्टर सचंालन: एक समान राष्ट्रीय नियामक 
ढांचा और क्षेत्र-विशिष्ट पायलट प्रशिक्षण तैयार किया 
जाए।

भारत में विमानन क्षेत्र का नियमन

•	 नागरिक उड्डयन मंत्रालय: यह नागरिक उड्डयन 
क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों 
के निर्माण के लिए उत्तरदायी ह।ै 

	� यह विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 
1937; और विमानन क्षेत्र से संबंधित अन्य 
विधानों का प्रशासन करता ह।ै 

	� यह नागरिक उड्डयन महानिदशेालय, नागरिक 
उड्डयन सरुक्षा ब्यूरो एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रमों जैसे संलग्न और स्वायत्त संगठनों पर 
प्रशासनिक नियंत्रण रखता ह।ै

•	 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA): यह 
नियामक निकाय मखु्य रूप से सरुक्षा मदु्दों से संबंधित 
ह।ै

	� यह भारत से/भारत में/भारत के अदंर हवाई 
परिवहन सेवाओ ंके नियमन और नागरिक हवाई 
नियमों, हवाई सरुक्षा एवं वायगुतिकीय मानकों के 
प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ह।ै

	� यह अतंरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 
साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता 
ह।ै

•	 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI): AAI 
नागरिक विमानन अवसंरचना, जिसमें हवाई अड्डे 
और हवाई नेविगेशन सेवाए ंशामिल हैं, के प्रबंधन एवं 
विकास के लिए उत्तरदायी ह।ै

•	 नागरिक उड्डयन सरुक्षा ब य्ूरो (BCAS): BCAS 
की मखु्य जिम्मेदारियों में भारत के अतंरराष्ट्रीय और 
घरेल ूहवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सरुक्षा के 
संबंध में मानक एवं उपाय निर्धारित करना शामिल ह।ै

•	 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (BASAs): भारत 

अन्य दशेों के साथ द्विपक्षीय समझौते करता ह ैताकि 

उनके बीच हवाई सेवाओ ंको विनियमित किया जा 

सके।

	�  ये समझौते दोनों दशेों के बीच उड़ानों की संख्या, 

मार्गों और अन्य संचालनात्मक विवरणों को 

निर्धारित करते हैं।
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निष्कर्ष

•	 समिति की रिपोर्ट यह दर्शाती ह ैकि, जबकि भारत का 
नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास के मार्ग पर ह,ै इसकी 
दीर्घकालिक स्थिरता इन मलूभतू मदु्दों—नियमन, मानव 
संसाधन और अवसंरचना संरेखण—को संबोधित करने 
पर निर्भर करती ह।ै

Source: IE

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली 
और रोजगारपरकता
संदर्भ

•	 भारत को अपने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण 
(VET) प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही कमियों 
को दरू करने की आवश्यकता ह ैताकि वह अपने विकास 
मॉडल को वास्तव में रूपांतरित कर सके।

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में

•	 यह विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक ह,ै जिसका 
उद्देश्य यवुाओ ंऔर श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग-
संबंधी कौशल प्रदान करना ह।ै यह कौशल विकास और 
उद्यमिता मतं्रालय (MSDE) द्वारा संचालित एवं राष्ट्रीय 
व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) 
द्वारा विनियमित की जाती ह।ै

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थिति: प्रमुख आंकड़े

•	 प्रभाव और पहुचँ

	� भारत में 14,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान (ITIs)।

	� NCVET के तहत 127 से अधिक मान्यता प्राप्त 
प्रमाणन निकाय और 68 मलू्यांकन एजेंसियाँ।

	� प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों 
में प्रदान किया जाता ह,ै जिसमें परू्व कौशल की 
मान्यता (RPL) भी शामिल ह।ै

•	 औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (आयु 15–59 
वर्ष)

	� 2023 तक केवल लगभग 4.1% व्यक्तियों को 
औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला (2017 
में यह आकंड़ा 1.8% था)।

•	 अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रवतृ्तियाँ

	� 2023 में 15–59 आय ुवर्ग के 65.3% लोगों को 
कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला, जो 2011 
में 92.6% था।

	� पारिवारिक प्रशिक्षण (परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी 
कौशल) 2017 में 1.45% से बढ़कर 2023 में 
11.6% हो गया।

	� कार्यस्थल पर प्रशिक्षण 2017 में 2.04% से बढ़कर 
2023 में 9.3% हो गया।

	� स्व-अध्ययन भी बढ़ा, जो 2023 में 7.1% तक 
पहुचँ गया।

मुख्य चुनौतियाँ

•	 देर से एकीकरण: भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण हाई 
स्कू ल के बाद ही शरुू होता ह,ै जिससे प्रारंभिक अनभुव 
और व्यावहारिक कौशल विकास सीमित हो जाता ह।ै

•	 सीमित मार्ग: व्यावसायिक प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा की 
ओर स्पष्ट मार्ग नहीं ह,ै जिससे यह कई छात्रों के लिए राह 
बंद हो जाती ह।ै इससे भागीदारी में कमी आती ह ैऔर 
इसे एक विश्वसनीय करियर विकल्प के रूप में मान्यता 
नहीं मिलती।

•	 प्रशिक्षण की कमी और कम रोजगार: 2022 में 
केवल 48% ITI सीटें भरी गई,ं और स्नातकों में रोजगार 
दर 63% रही, जो जर्मनी, सिंगापरु एवं कनाडा जैसे दशेों 
में 80–90% ह।ै

•	 गुणवत्ता और धारणा की समस्या: परुाना पाठ्यक्रम, 
रिक्त प्रशिक्षक पद, कमजोर निगरानी और उद्योग की 
न्यूनतम भागीदारी ने VET को अप्रभावी बना दिया ह।ै

•	 सीमित उद्योग सहभागिता: भारतीय ITIs सरकारी 
वित्त पोषण पर निर्भर हैं, जबकि वैश्विक मॉडल मजबतू 
सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर आधारित हैं। 

	� MSMEs की भागीदारी बहुत कम ह,ै जिससे 
प्रशिक्षण की गणुवत्ता और नौकरी से जडु़ाव 
प्रभावित होता ह।ै

•	 सरंचनात्मक बाधाएँ

	� सामाजिक कलंक: व्यावसायिक करियर को 
प्रायः व्हाइट कॉलर रोजगारों से कमतर माना जाता 
ह,ै जिससे यवुाओ ंकी भागीदारी घटती ह।ै
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	� विखंडित पाठ्यक्रम: कई कार्यक्रमों में अद्यतन 
सामग्री की कमी ह ै और वे वर्तमान उद्योग की 
आवश्यकताओ ंको नहीं दर्शाते।

	� अपर्याप्त अवसरंचना: स्कू लों और ITIs में 
आधनुिक उपकरण और कुशल प्रशिक्षकों की कमी 
ह।ै

वर्तमान नीति उपाय

•	 सरकारी पहलें

	� प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 
(PMKVY): यह अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान 
करती ह,ै जो कभी-कभी केवल 10 दिनों के होते हैं।

	� दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 
(DDUGKY): यह ग्रामीण यवुाओ ं को लक्षित 
करती ह।ै

	� राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना 
(NAPS): यह उद्योग आधारित प्रशिक्षण को 
बढ़ावा दतेी ह।ै

•	 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

	� इसका उद्देश्य परू्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक 
व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना ह,ै जिससे 
अकादमिक और कौशल आधारित शिक्षा के बीच 
के अतंर को समाप्त किया जा सके।

	� प्रमखु सधुारों में शामिल हैं:

	� बढ़ईगिरी, बागवानी और धात ुकार्य जैस ेट्रेड्स 
का प्रारंभिक परिचय।

	� करियर विकल्पों के मार्गदर्शन के लिए रुचि 
सचूी और योग्यता परीक्षण।

	� स्थानीय उद्योगों और ITIs के साथ साझदेारी 
के माध्यम स ेव्यावहारिक प्रशिक्षण।

•	 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 
योजनाएँ

	� स्कू ल छोड़ने वालों और श्रमिकों के लिए मॉड्यूलर 
रोजगार योग्य कौशल (MES)।

	� कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को बढ़ावा दनेे के लिए 
राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना 
(NAPS)।

	� हब-एडं-स्पोक मॉडल के अतंर्गत कौशल 
प्रयोगशालाए ँऔर इनक्यूबशन कें द्र।

	� रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाए ँ (ELI), 
प्रधानमंत्री इटंर्नशिप योजना, और ITI उन्नयन 
जैसे प्रयास औपचारिकता एवं अवसंरचना पर 
अधिक ध्यान कें द्रित करते हैं।

	� कौशल की गणुवत्ता पर ध्यान दनेे की आवश्यकता 
ह।ै

आगे की राह: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओ ंसे सीख

•	 प्रारंभिक एकीकरण: स्कू ल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक 
प्रशिक्षण को शामिल किया जाए, जैसा कि NEP 2020 
में अनशुसंित ह।ै

•	 स्पष्ट प्रगति मार्ग: राष्ट्रीय क्रेडि ट फ्रे मवर्क  लाग ूकिया 
जाए ताकि VET और अकादमिक ट्रैक के बीच 
आवाजाही संभव हो सके।

•	 उद्योग सरेंखण: स्थानीय श्रम बाजार की मांग के 
अनसुार पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अद्यतन किया 
जाए, प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए और 
योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती की जाए।

•	 सार्वजनिक–निजी भागीदारी: निजी प्रशिक्षण 
प्रदाताओ ं को प्रोत्साहित किया जाए, MSMEs को 
शामिल किया जाए और कौशल विकास पहलों के लिए 
CSR फंडिग का लाभ उठाया जाए।

•	 सार्वजनिक खर्च में वदृ्धि: व्यावसायिक शिक्षा पर 
वर्तमान 3% व्यय को उन्नत अर्थव्यवस्थाओ ंमें दखे ेगए 
स्तर (10–13%) तक बढ़ाया जाए।

•	 प्रतिस्पर्धात्मकता ससं्थान की हालिया रिपोर्ट, जिसे 
कौशल विकास मतं्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, एक 
मांग-आधारित, बाजार-संरेखित पारिस्थितिकी तंत्र पर 
बल दतेी ह।ै इसमें सिफारिश की गई ह:ै

	� परिणामों को ट्रैक करने के लिए एक मजबतू 
रोजगारयोग्यता सचूकांक बनाना।

	� अनौपचारिक और अनभुवजन्य शिक्षा को मान्यता 
दनेा।

	� उद्योगों को कौशल प्रमाणित प्रतिभा पलू से भर्ती 
करने के लिए प्रोत्साहित करना।

Source: IE
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CCPA द्वारा भ्रामक विज्ञापनो ंके लिए रैपिडो 
पर जुर्माना 
समाचार में

•	 भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी निकाय, कें द्रीय 
उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बाइक-टैक्सी 
एग्रीगेटर रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन चलाने और अनचुित 
व्यापार प्रथाओ ंमें संलिप्त होने के लिए ₹10 लाख का 
जरु्माना लगाया ह।ै

	�  CCPA ने रैपिडो के दो अभियानों — “गैरंटीड 
ऑटो” और “5 मिनट में ऑटो नहीं मिला तो ₹50” 
— का स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें झठूा और 
भ्रामक पाया।

भ्रामक विज्ञापन

•	 भ्रामक विज्ञापन का अर्थ ह ै किसी उत्पाद या सेवा को 
बढ़ावा दनेे के लिए झठेू, भ्रामक या अप्रमाणित दावों का 
उपयोग करना। यह धोखा जानबझूकर किया जा सकता 
ह,ै या लापरवाही या चकू का परिणाम हो सकता ह।ै

नैतिक ढांचे

•	 कर्तव्य-आधारित नैतिकता (Deontology): इस 
दृष्टिकोण से भ्रामक विज्ञापन स्वाभाविक रूप से अनैतिक 
हैं क्योंकि यह ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन करता 
ह।ै 

	� एक विज्ञापनदाता की नैतिक जिम्मेदारी होती ह ैकि 
वह उपभोक्ताओ ं को सटीक और सत्य जानकारी 
प्रदान करे। 

	� चाह ेधोख ेसे बिक्री बढ़े या ग्राहक खशु हों, सच्चाई 
से भटकना इसे अनैतिक बनाता ह।ै

•	 उपयोगितावाद (Utilitarianism): इस दृष्टिकोण से 
जरु्माना एक सकारात्मक कदम ह।ै 

	� भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओ ंको धोखा हुआ, 
विश्वास टूटा और वित्तीय हानि हुई (चाह ेवह छोटा 
ही क्यों न हो)।

•	 गुण नैतिकता (Virtue Ethics): यह ढांचा नैतिक 
एजेंट के चरित्र का मलू्यांकन करता ह।ै 

	� रैपिडो का व्यवहार ईमानदारी, अखडंता और 
निष्पक्षता जैसे प्रमखु गणुों की कमी को दर्शाता ह।ै

	�  कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता 
बनाने के बजाय, धोख ेके माध्यम से अल्पकालिक 
लाभ को प्राथमिकता दी।

कानूनी पहलू

•	 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 CCPA को 
भ्रामक विज्ञापनों और अनचुित व्यापार प्रथाओ ं के 
विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दतेा ह।ै

•	 धारा 20: प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की अनमुति 
दतेी ह,ै जिसमें अनचुित प्रथाओ ं को रोकना और 
धनवापसी शामिल ह।ै

•	 धारा 21: विशषे रूप से भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित ह,ै 
जो प्रचारकों, निर्माताओ ंऔर सेवा प्रदाताओ ंके विरुद्ध 
जरु्माना लगाने की अनमुति दतेी ह।ै

आगे की राह

•	 सख्त जुर्माने: बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए 
अधिक जरु्माना और अस्थायी प्रतिबध लाग ूकिए जाए।ं

•	 उपभोक्ता जागरूकता अभियान: नागरिकों को 
डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया 
जाए।

•	 ASCI (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद) के साथ 
सहयोग: डिजिटल और क्षेत्रीय प्लेटफार्मों पर भ्रामक 
विज्ञापनों की संयकु्त निगरानी की जाए।

•	 AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: विज्ञापनों 
में भ्रामक दावों का शीघ्र पता लगाने के लिए कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए।

Source: IE

संक﻿्षिप्त समाचार

पिपराहवा अवशेष
प्रसंग 

•	 हाल ही में एक विधानसभा सत्र के दौरान मखु्यमतं्री योगी 
आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 127 वर्षों बाद भारत 
लौटाए गए पिपरहवा अवशषेों को उनके मलू स्थल—
उत्तर प्रदशे के पिपरहवा—में वापस रखा जाएगा, और 
इसके पनुर्स्थापन की योजना पर कार्य शरुू हो चकुा ह।ै
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परिचय 

•	 ये अवशषे—भगवान बदु्ध की राख, अस्थि खडं, स्वर्ण 
आभषूण और रत्न—1898 में डब्ल्यू.सी. पेप्पे द्वारा 
खदुाई में प्राप्त हुए थे। 

•	 सरकार अब 20 हके्टेयर क्षेत्र को एक थीम पार्क  के 
रूप में विकसित करने की योजना बना रही ह,ै जिसमें 
अवशषेों के लिए एक स्तूप, ध्यान क्षेत्र और भगवान बदु्ध 
के प्रारंभिक जीवन को दर्शाने वाले आकर्षण शामिल 
होंगे। 

	� प्रस्तावित थीम पार्क  को भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण 
(ASI) द्वारा संरक्षित पिपरहवा स्तूप के सामने 
बनाया जाएगा, जो शाक्य वंश और कपिलवस्तु—
भगवान बदु्ध के बाल्यकाल के निवास स्थान—से 
जडु़ा हुआ ह।ै 

•	 पिपरहवा गांव उत्तर प्रदशे के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित 
ह,ै जो लुंबिनी—भगवान बदु्ध के जन्मस्थान—के निकट 
ह।ै 

	� यह स्थान राज्य के बौद्ध परिपथ में अपेक्षाकृत कम 
प्रसिद्ध ह।ै

Source: IE

मशीन-पठनीय मतदाता सूची
संदर्भ

•	 “वोट चोरी” के आरोपों के बीच, विपक्ष ने चनुाव 
आयोग (ईसी) से सभी राजनीतिक दलों को मशीन-
पठनीय मतदाता सचूी उपलब्ध कराने की माँग की ह।ै

मशीन-पठनीय मतदाता सूची क्या हैं?

•	 मशीन-पठनीय मतदाता सचूी वे मतदाता सचूियाँ हैं जो 
चनुाव आयोग (ईसी) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले 
वर्तमान छवि-आधारित पीडीएफ के बजाय, खोज 
योग्य, कंप्यूटर-पठनीय पाठ प्रारूप (जैसे पाठ-आधारित 
पीडीएफ, सीएसवी, या एक्सेल फ़ाइलें) में उपलब्ध हैं।

•	 इससे केवल मनै्युअल जाँच पर निर्भर हुए बिना मतदाता 
सचूी में डुप्लिकेट प्रविष्टियों, त्रुटियों या अनियमितताओ ं
का पता लगाना आसान हो जाता ह।ै

Source: TH

वैश्विक क्षमता कें द्र
संदर्भ

•	 अमरेिकी ई-कॉमर्स दिग्गज ईबे ने भारत में अपना प्रथम 
वैश्विक क्षमता कें द्र (जीसीसी) स्थापित किया ह,ै जो 
प्रौद्योगिकी और इजंीनियरिंग, एआई/एमएल, अनपु्रयकु्त 
अनसुंधान, उत्पाद विकास, उत्पाद प्रबंधन और डेटा 
विश्लेषण सहित कई कार्यों का संचालन करेगा।

वैश्विक क्षमता कें द्र क्या हैं?

•	 वैश्विक क्षमता कें द्र संगठनात्मक क्षमताओ ं को बढ़ाने 
और व्यावसायिक परिवर्तन को गति दनेे के लिए वैश्विक 
प्रतिभा पलू एवं तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए 
डिज़ाइन किए गए हैं।

•	 जीसीसी संगठनों को शीर्ष-स्तरीय प्रतिभाओ ंके वैश्विक 
पलू से जोड़ते हैं, जो उद्योग के रुझानों से आगे रहने, 
निरंतर नवाचार करने और निरंतर विकास करने के लिए 
आवश्यक नवीनतम तकनीक एवं प्रशिक्षण से लैस हैं।

•	 जीसीसी ऐसे कें द्रों के रूप में भी कार्य करते हैं जहाँ 
प्रक्रियाओ ं को सवु्यवस्थित करने और नवाचार को 
बढ़ावा दनेे के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रतिभा रणनीतियों 
को लाग ूकिया जाता ह।ै

Source: TH

कोयला गैसीकरण
संदर्भ

•	 कोयला और खनन मामलों के कें द्रीय मतं्री ने कहा कि 
जहाँ कोयला भारत की ऊर्जा सरुक्षा के लिए महत्वपरू्ण 
बना हुआ ह,ै वहीं सरकार पारंपरिक दहन से उत्पन्न 
पर्यावरणीय चितंाओ ं को कम करने के लिए कोयला 
गैसीकरण को बढ़ावा द ेरही ह।ै

कोयला गैसीकरण क्या है? 

•	 कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया ह ै जिसमें कोयले को 
संश्लेषण गैस (कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और 
अन्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण) में परिवर्तित किया जाता 
ह।ै 
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	� यह सिंगैस बिजली, तरल ईधंन, रसायन और उर्वरक 
बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता ह।ै प्रत्यक्ष 
दहन की तलुना में, गैसीकरण से कण पदार्थ एवं 
अन्य प्रदषूकों का उत्सर्जन कम होता ह।ै

कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी 
पहल 

•	 नीलामी सधुार: वाणिज्यिक कोयला खदानों की 
नीलामी में अब उन कंपनियों को राजस्व हिस्सेदारी में 
50% की छूट दी जाती ह ै जो गैसीकरण की न्यूनतम 
सीमा सनुिश्चित करती हैं। 

•	 दीर्घकालिक लक्ष्य: भारत ने 2030 तक 100 मिलियन 
टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया ह,ै 
ताकि कोयले के उपयोग में विविधता लाई जा सके और 
पर्यावरणीय दबाव को कम किया जा सके। 

•	 कोयला गैसीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन 
योजना: यह योजना 2024 में शरुू की गई थी और 
इसका कुल बजट ₹8,500 करोड़ ह।ै 

	� यह योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को 
दशेभर में कोयला गैसीकरण परियोजनाए ंस्थापित 
करने के लिए प्रोत्साहित करती ह।ै

Source: ET

नासा द्वारा S/2025 नाम का U1 यूरेनस का 
29वां चंद्रमा खोजा
संदर्भ

•	  नासा ने घोषणा की ह ै कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 
ने यरेूनस का एक नया, 29वां उपग्रह खोजा ह,ै जिसे 
S/2025 U1 नाम दिया गया ह।ै

परिचय

•	 इस चदं्रमा का व्यास लगभग 10 किलोमीटर अनमुानित 
किया गया ह।ै 

•	 यह ग्रह की परिक्रमा लगभग 56,000 किलोमीटर की 
दरूी पर करता ह।ै

 

•	 S/2025 U1 को भविष्य में अतंर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 
(IAU) द्वारा आधिकारिक नाम दिया जाएगा।

यूरेनस 

•	 यरेूनस सरू्य से सातवां ग्रह ह,ै और सौर मडंल का तीसरा 
सबसे बड़ा ग्रह ह।ै 

•	 खोज: इसे प्रथम बार 1781 में सर विलियम हर्शल द्वारा 
एक ग्रह के रूप में पहचाना गया था (पहले इसे एक तारा 
समझा गया था)। 

•	 सरंचना: यह एक आइस जायंट ह,ै जो मखु्य रूप से 
हाइड्रोजन, हीलियम, जल , मीथन और अमोनिया से 
बना ह।ै 

	� अब यरेूनस के कुल 29 चदं्रमा हैं, जिनमें से पाँच 
को प्रमखु चदं्रमा माना जाता ह:ै मिरांडा, एरियल, 
अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन। 

•	 अन्वेषण: इसे अब तक केवल एक बार—1986 में 
वॉयेजर 2 द्वारा—दखेा गया ह।ै

Source: AIR

‘सतत ऊर्जा 1404’ अभ्यास
समाचारो ंमें 

•	 ‘सस्टेनेबल पावर 1404’ हाल ही में ईरान द्वारा उत्तरी 
हिदं महासागर और ओमान सागर में शरुू किया गया।

‘सस्टेनेबल पावर 1404’ अभ्यास 

•	 यह जनू 2025 में इज़राइल के साथ हुए 12-दिवसीय 
यदु्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास 
ह।ै 
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•	 यह एक दो-दिवसीय मिसाइल अभ्यास ह,ै जो रूस के 
साथ हाल ही में हुए ईरान के संयकु्त अभ्यास ‘कासारेक्स 
2025’ के बाद आयोजित किया गया और इज़राइली 
अभ्यासों की प्रतिक्रिया में आया ह,ै जिनमें ईरानी परमाण ु
स्थलों पर हमलों का अनकुरण किया गया था। 

•	 यह अभ्यास क्षेत्रीय तनावों के बीच ईरान की नौसैनिक 
और मिसाइल क्षमताओ ंको उजागर करता ह,ै जिसमें 
यदु्धपोत, वाय ु इकाइयाँ, मिसाइल रक्षा प्रणाली एवं 
इलेक्ट्रॉनिक यदु्ध ब्रिगेड शामिल हैं। 

•	 सटीक-प्रहार क्रूज़  मिसाइलें जैसे नासिर और क़ादिर 
तैनात की गई ंताकि यदु्ध तत्परता और प्रतिरोध क्षमता 
को बढ़ाया जा सके।

क्या आप जानते हैं? 

•	 ईरान दो अलग-अलग नौसेना बलों को बनाए रखता 
ह:ै पारंपरिक इस्लामी गणराज्य ईरान नौसेना (IRIN), 
जो पारंपरिक सेना का हिस्सा ह,ै और इस्लामी 
क्रांतिकारी गार्ड कोर नौसेना (IRGCN)। 

•	 IRIN ओमान की खाड़ी, हिदं महासागर और 
कैस्पियन सागर में गश्त करता ह,ै जबकि IRGCN 
फारस की खाड़ी एवं होर्मुज़ जलडमरूमध्य को 
नियंत्रित करता ह।ै

Source: AIR

एनटीसीए द्वारा बाघ गलियारो ंकी न्यूनतम 
आवश्यकता को सीमित 
समाचारो ंमें 

•	 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने अपने 
परू्व की प्रवतृि को परिवर्तित करते हुए 2014 से बाघ 
गलियारों को केवल 32 “कम लागत वाले मार्गों” तक 
सीमित कर दिया ह,ै जबकि पहले यह एक व्यापक, 
वैज्ञानिक-आधारित परिभाषा का समर्थन करती थी।

बाघ (Panthera tigris) 

•	 बाघ अत्यधिक अनकूुलनीय होते हैं और विभिन्न प्रकार 
के प्राकृतिक आवासों में रह सकते हैं, जैसे जंगल, घास 
के मदैान, मैंग्रोव दलदल, और यहाँ तक कि ठंडी, 
बर्फीली जगहों में भी।

•	 वितरण: बांग्लादशे, भटूान, चीन, भारत, इडंोनेशिया, 
मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस और थाईलैंड। 

•	 सरंक्षण स्थिति: बाघों को IUCN रेड लिस्ट में 
संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया ह।ै 

•	 भारत में स्थिति: भारत में बाघों की संख्या 2018 में 
2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई, जो लगातार 
निगरानी वाले क्षेत्रों में वार्षिक 6.1% की दर से बढ़ रही 
ह।ै 

	� दशे में 58 बाघ अभयारण्य हैं जो लगभग 2.5% 
भमूि क्षेत्र को कवर करते हैं।

	�  पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिज़र्व, राष्ट्रीय 
वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1,044.68 वर्ग किमी के 
विस्तार को मजंरूी दनेे के बाद भारत का दसूरा सबसे 
बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया ह।ै

संबंधित पहलें 

•	 बाघ गलियारे आवासों को जोड़ने, बाघों की आवाजाही, 
जीन प्रवाह और दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अत्यंत 
महत्वपरू्ण हैं। 

	� वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अतंर्गत 
, इन गलियारों के अदंर या आसपास किसी भी 
विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 
स्थायी समिति (SC-NBWL) से अनमुति लेना 
आवश्यक ह।ै 

•	 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) पर्यावरण, 
वन और जलवाय ु परिवर्तन मतं्रालय के अतंर्गत एक 
वैधानिक निकाय ह,ै जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण 
अधिनियम, 1972 (2006 में संशोधित) के अतंर्गत की 
गई थी। 

	� यह भारत में बाघ संरक्षण को सदुृढ़ करने के लिए 
बाघ जनसंख्या मलू्यांकन, चल रह ेसंरक्षण प्रयासों 
एवं विशषेज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार 
पर परामर्श और दिशानिर्देश जारी करने के लिए 
उत्तरदायी ह।ै 

•	 प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शरुुआत 1973 में हुई थी, 
भारत की प्रमखु संरक्षण पहल रही ह।ै 
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	� यह पर्यावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मतं्रालय 
द्वारा प्रायोजित एक कें द्रीय योजना ह ै जो नामित 
अभयारण्यों में बाघों के स्थल संरक्षण का समर्थन 
करती ह।ै

Source :IE

डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव
संदर्भ

•	 कश्मीर का रत्न कह ेजाने वाला डल झील प्रथम बार 
खलेो इडंिया वाटर स्पोरट्स फेस्टिवल की मजे़बानी कर 
रही ह।ै

महोत्सव के बारे में 

•	 आयोजक: भारतीय खले प्राधिकरण (SAI) और 
जम्मू-कश्मीर स्पोरट्स काउंसिल। 

•	 प्रतियोगिताए:ँ 36 राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों से 
500 से अधिक एथलीट्स रोइगं, कैनोइगं और कायकिग 
जैसी प्रतिस्पर्धात्मक खलेों में भाग लेंगे। 

	� महोत्सव में वॉटर स्कीइगं, ड्रैगन बोट और शिकारा 
रेस जैसे प्रदर्शनात्मक खले भी शामिल होंगे। 

•	 मास्कट: हिमालयन किगफिशर से प्रेरित, जो साहस, 
ऊर्जा और प्रकृति से जडु़ाव का प्रतीक ह।ै 

•	 महत्व: यह फेस्टिवल कें द्र सरकार की खलेो भारत नीति 
का प्रत्यक्ष परिणाम ह,ै जिसका उद्देश्य बनुियादी स्तर पर 
खलेों को बढ़ावा दनेा, आजीविका उत्पन्न करना और 
स्थानीय ढांच ेको पनुर्जीवित करना ह।ै

डल झील के बारे में

•	 अवस्थिति: श्रीनगर में स्थित डल झील ज़बरवान पर्वत 
श्रृंखला की तलहटी में ह,ै और शकंराचार्य पहाड़ी इसका 
भव्य पषृ्ठभमूि प्रदान करती ह।ै 

•	 प्रकार: यह एक स्वच्छ जल की शहरी झील ह,ै जिसे 
झलेम नदी बेसिन का बाढ़ फेफड़ा माना जाता ह।ै

	�  यह जम्मू-कश्मीर की दसूरी सबसे बड़ी झील ह,ै जो 
लगभग 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली ह,ै और 
इसमें एक अनोखा वेटलैंड इकोसिस्टम ह ै जिसमें 
तैरते हुए बाग (“राड”) होते हैं, जहाँ सब्जियाँ एवं 
फूल उगाए जाते हैं।

Source: AIR
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